भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 3579
(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
किसानों को हैंड लोन
3579.
डा॰ विकास महात्मेः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या किसानों को ‘‘हैंड लोन’’ देने की सरकार की कोई योजना है जोकि बिना किसी अड़चन के तीन दिनों में संवितरित किया जाएगा और जिसे फसल प्राप्त करने पर अर्थात 4-5 माह में लौटाने की आवश्यकता होगी;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
यदि नहीं, तो क्या किसानों को साहूकारों से ऋण लेने से बचाने के लिए ऐसी कोई योजना शुरू करने पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की शुरूआत की है, जो किसानों को खेती की बुआई, फसल कटाई उपरांत व्‍ययों, विपणन हेतु ऋण उपलब्‍धता, किसान परिवारों की उपभोग आवश्‍यकताओं को पूरा करने, कृषि आस्तियों के रख-रखाव के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्‍ध कराने, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण आवश्‍यकताओं संबंधी अल्‍पावधि जरूरतों को पूरा करने में किसानों को सक्षम बनाती है। केसीसी योजना, अन्‍य बातों के साथ-साथ, एकबारगी प्रलेखन तथा ऋण सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि, एक सीमा के अंदर अनगिनत आहरण की सुविधा आदि सहित एटीएम समर्थित रूपे-डेबिट कार्ड जारी करने की व्‍यवस्‍था करती है।
केसीसी के अंतर्गत ऋण सीमा/ऋण राशि का निर्धारण बैंक आरबीआई द्वारा जारी 03 जुलाई, 2017 को जारी किए गए मास्‍टर परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार करते हैं। प्रथम वर्ष के लिए केसीसी के अंतर्गत अल्पावधि ऋण सीमा फसल कटाई उपरांत/घरेलू/उपभोग संबंधी आवश्‍यकताओं, कृषि आस्तियों का रख-रखाव एवं बीमा संबंधी प्रावधानों के साथ फसल के लिए वित्‍तपोषण की सीमा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। द्वितीय वर्ष और बाद के वर्षों (तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष) के लिए सीमा वित्‍तमान में लागत वृद्धि और केसीसी अवधि के लिए अनुमानित सावधि ऋण संघटक, अर्थात्‍ 5 वर्ष के लिए 10% की सीमा के योग सहित फसल उगाई के उद्देश्‍य से प्रथम वर्ष की सीमा पर आधारित होती है।
*****
